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बेंगलरूू मटे्रो से आरंभ हुआ हिदंी-कन्नड़ का भाषाई विवाद आजकल फिर से कर्नाटक की राजधानी और

आस-पास के प्रदेशो ं में तूल पकड़ रहा है । मटे्रो से्टशनो ं में हिदंी नमे-बोर्ड की आवश्यता या से्टशनो ं की

जानकारी के विषय के बोर्ड में हिदंी के प्रयोग आदि की अनिवार्यता की बात जब उठी तो इस प्रश्न को कें द्र

और राज्य सरकार की परियोजना के तहत बाटँ कर केवल कन्नड़और अगँ्रजेी में ही नाम एवं सचूना फलकों

के प्रयोग के विषय को न्यायोचित ठहराने का प्रयत्न किया गया । यह कहा गया कि मटे्रो राज्य सरकार की

परियोजना है और राज्य सरकार का यह अधिकार बनता है कि वह केवल अगँ्रजेी या कन्नड़ भाषा का ही

प्रयोग करे । कें द्र सरकार इस विषय में हिदंी बोर्ड की अनिवार्यता को लकेर नाक नही ंअड़ा सकती ।

तात्कालिक समर्थन के लिए कें द्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं को देखना तो ठीक रहा, लकेिन

उसके भी परे यह सवाल गंभीरता से हमसे उत्तर मागंता है कि क्या भाषाई अनिवार्यता को, और वह भी

बेंगलरूू जैसे महानगर में – जो आज देश के हर कोने से श्रमिक मजदूरो ं से लकेर आईटी बीटी सके्टर के

शिक्षित लोगो ं को अपनी ओर खीचं रहा ह-ै लोगो ं की सुविधा के लिए नमे बोर्ड और सचूना-फलकआदि में

कन्नड़ और अगँ्रजेी के साथ हिदंी के प्रयोग को लकेरआपत्ति जताना कहाँ तक जायज है । दूसरा सवाल भी

यह खड़ा होता है कि बेंगलरुु की जनता या बेंगलरुु की सरकारी व्यवस्था जो आज मटे्रो में या अन्य

सार्वजनिक स्थलों में हिदंी के प्रयोग को कें द्र सरकार द्वारा हिदंी को थोपना की साजिश मानते हैं, क्या वे इस
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प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं – इसी मटे्रो के बनकर तयैार होते समय क्याआपने कोई ऐसी भाषाई नीति लागू

की थी, जिसके चलते केवल और केवल कन्नड़ के ही श्रमिक और मजदूरो ं को ही इसमें काम मिले । जब

मटे्रो की अंतरिम जालें बिछ जाती है और आलीशान बंगल,े मॉल, कापं्लके्स भूताकार रूप में बनकर खड़ी

हो जाती हैं, तो क्या प्रवासी मजदूर और श्रमिकऔर तकनीक के विविध के्षत्रो ं में काम करने वालो ं का बस

इतना ही अधिकार बनता है कि वे केवल पैसे के लिए काम करें, अपने आप को कर्नाटक का हिस्सा न

माने । इस मटे्रो का हिस्सा न मान?े

हिदंी प्रदेशो ं से हटकर दूसरे प्रदेशो ं में याने अहिदंी भाषाई के्षत्रो ं में, हिदंी का प्रयोग केवलऔर केवल उनके

रोजमर्रा जीवन के सहूलियत के लिए है और यह कोई भाषाई अधिसंरचना को स्थापित करने के हतेु नही?ं

कर्नाटक की जनता हिदंी के प्रयोग की अनिवार्यता को कन्नड़ की अस्मिता और अस्तित्व के सवाल से

जोड़कर देख रही है और जो सरासर गलत ह?ै कर्नाटक में कन्नड़ भाषा यहाँ के लोगो ं की संसृ्कति है उनका

जीवन लय है । वह जातीय जीवन, धर्म, समाज और शकै्षिक अस्मिता का रूप है । केवल आदान-प्रदान

और संप्रषेण की सवुिधा के लिए प्रयोगित हिदंी भाषा को लकेर भाषाई सत्ता के प्रश्न को उठाना या उसकी

बर्बरता डर या खौफ को लोगो ं के दिलो ं में पनपाना सरासर गलत है और सिद्वातं आधारित न होकर केवल

राजनीति प्ररेित है । ऐसा करना कर्नाटक का जनजीवन और यहाँ की सासृँ्कतिक चतेना के विरूद्व भी है ।

कर्नाटक की जनता हमशेा से सर्वजातीय समभाव की तरह ही सर्वभाषाई समभाव के विशाल दृष्टिकोण को

सदियो ं से रखते आ रही है । साथ ही कर्नाटक राज्य सुरक्षाऔरस्तरीय शकै्षणिक संसृ्कति को बढावा देने के

लिए उत्तरीय राज्यों की तलुना में अपने आप को एकआदर्शप्राय राज्य के रूप में स्थापित भी किया है । यही

तो कारण है जो आज के संदर्भ में अपना कर्नाटक बाहरी राज्यों के समाज को अधिक आकर्षित कर रहा

है । विश्वस्तर पर अपने औद्योगिकऔर तकनीक के्षत्र में अद्वितीय विकास को रेखाकंित करने वाले कर्नाटक

के बेंगलरुु जैसे महानगरो ं में उठ रही ं इन भाषाई विवादो ं को सरकार को चाहिए कि इस अंश को वह अतीव

सूक्ष्मता और संवदेनीयता से सलुझाए । अधिक प्रतिशतया प्रवासी जनता की भाषाई आवश्यकताओं को

ध्यान में रखकर इस प्रश्न को शदु्ध व्यावहारिकस्तर पर सुलझाए । किसी दलगत चनुावी मंशा या राजनयिक
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षडयंत्रकारी नीतियो ं के दबाव में आकर, हिदंी भाषा के प्रयोग को कन्नड़ की अस्मिता के प्रश्न से जोड़कर

देखने की निहायत ही गलत कदम कदापि न उठाए ।

कन्नड़ की जनता को आज यह चाहिए कि वे हिदंी भाषा के प्रति भाषाई वर्चस्ववादी नीतियो ं के चलते

अपनी विचार चतेना को कें द्रित करने के पीछ लगे राजकीय हितासक्तियो ं को पहचाने । दक्षिण का प्रदेश

कभी उत्तरी राजकीय कें द्रित सरकारी सत्ता का उपनिवशे नही ंबना है और दक्षिण के हर राज्य में हमस्वतंत्र

और स्वायत्त सरकारी और गरै-सरकारी-संगठनो ं का आरंभ और उनके विकास को देखते ही आ रहें हैं ।

कभी दक्षिण का कोई भी राज्य उत्तर की उपनिवशेी दबदबे को स्वीकार करना तो दूर उस तरह की

मानसिकता को शासित प्रदेशो ं की जनता या वहाँ की कें द्रित शासनव्यवस्था में पनपने का स्पसे कभी नही ं

दिया । दक्षिण के पंचद्रविड़ भाषाई प्रदेश अपने आरंभकाल से ही स्वतंत्र धार्मिक एवं सासृँ्कतिक अस्मिता

के साथ साथ भाषाई पहचान को भी बनाए रखे हैं । संविधान के तहत हिदंी को राज्यभाषा के रूप में

स्वीकारता मिलकर उसके प्रचार-प्रसार संबंधी अनके कें द्र सरकार के लगभग पचास से भी अधिक वर्षों की

नीतियो ं के चलते हुए भी, हिदंी कभी दक्षिण के भूभागो ं की नस-नड़ियो ं में नही ंसमा सकी है । दक्षिण वाले

हमशेा से ही हिदंी भाषा का प्रयोग केवल कामचलाऊ तक यानी केवल उसे एकऔजार के तहत ही उपयोग

में लाते आए हैं, उसे अपनी संसृ्कति का हिस्सा बनने कभी नही ं दिया । दक्षिण के भूभागो ं में प्रचलित कन्नड़,

तमिल, तेलगु,ु मलियालम, तूलू आदि भाषाएँ अपनी जनपदीय जीवन के मखुर रूप हैं । यहाँ की धार्मिक

एवं सासृँ्कतिक परंपरा के धरोहर हैं । ये वे ही भाषाएँ जो अपनी मिट्टी के शास्त्रीय एवं जनपदीय जीवन की

अस्मिता को बनाएऔर बचाते आए हैं ।

मरेा प्रश्न यही है कि क्या हमें अपनी भाषाई चतेना को दकुानो ं पर लगे बोर्ड, मार्गसचूी पत्थर या सार्वजनिक

उपभोक्ताओं की सचूना के लिए प्रायोगित भाषा तक ही अतीव कमजोरऔर असासृं्कतिक घरेे में बंद कर

देना है । क्या अपनी दक्षिण की भाषाई जीवन के लिए, इन सीमित और अतीव व्यावहारिक सामाजिक

जीवन में प्रयोग की जाने वाली हिदंी भाषा से ही खतरा है । ऐसा करने देने से क्या वह अपनी प्रादेशिक

भाषाई अस्मिता की ही खटिया खड़ी कर सकती है । नही ंकभी नही,ं क्योकंि, भाषा इन सबसे परे एक ऐसी

व्यवस्था है और जो रोजमर्रा के जीवन एवं रोजगार की आवश्यकताएँ, सामाजिक व्यवहार, धार्मिक
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एहसास और सबसे बढकर आर्थिक समीकरण के-अनकूुलन ढलकर जनजीवन के बनुियाद में तरलित

रहता है । देश की भाषाओं का समीकरण आपस में टकरा नही ं सकत,े एकमके सम्मिलन हर स्तर पर हर

सीमा पर अनिवार्य ह?ै बाहरी राज्यों से आने वाले या अपने राज्य स-ेबाहरी राज्यों में जाने वाले प्रवासी

लोग, सीमावर्ती प्रदेश के लोग हमशेा से इस ढंग की भाषाई समस्याओंसे जझूते ही आ रहे हैं? यह हर राज्य

का कर्तव्य ठहरता है कि प्रवासी लोगो ं की और सीमावर्ती प्रदेश के जनजीवन की भाषाई समस्याओं का

अपने ही तहत समाधान करें? या आपसी साझदेारी के काननूी नियम एवं योजनाओंको पारित करें, ताकि

भाषा को लकेर उठने वाले इन सवालो ं पर कोई भी राजनीति न कर सकें ।

भाषाई मदेु्द और उनसे जुड़े सवालो ं के राजनीतिक समाधान जरूर हो, लकेिन वे कभी पार्टियो ं के चनुावी

एजडेें न बने । महाराष्ट्र में मराठी को लकेर, तमिलनाडु में तमिल को लकेर, कर्नाटक में कन्नड़ को लकेर

उठने वाले विवादो ं के पीछे की विडंबना यही रही है । ये भाषाई अस्मिता की चिता के सवाल कम बनाम

पार्टियो ं के भविष्य और चनुावी प्रचार के मदेु्द अधिक ठहरते नजर आते हैं । यूँ तो कर्नाटक का राजनीतिक

इतिहास कन्नड़-हिदंी के सवाल से उतना आशंकित कभी नही ं रहा, जितना इस वर्ष के चनुावी तयैारी में

लगी पार्टियाँ अपनी भावी तयैारियो ं में राज्य के अन्यआवश्यक विवादो,ं के साथ साथ अनावश्यकभाषाई

विवाद को तलू देने पर तुली लग रही ं हैं । मटे्रो के चलते लगे हाथ चनुावी रैलियो ं में भी हिदंी के प्रयोग को

लकेर आपत्ति के स्वर उठते दिख रहे हैं । कन्नड़ संरक्षण एवं विकास से भी अधिक चिता हिदंी के विरोध का

दिखायी पड़ रही है ।

भाषा की शक्ति केवल लोगो ं को बरगला कर वोट हथियाने की ही होती तो, वह कब की हो चकुी होती ।

भाषा की शक्तिको इतना कमतर करआकँना उसकी परिवर्तनशीलऔर प्राकृतिक शक्ति के प्रति अपमान

ही होगा । केवल हिदंी में भाषण या संवाद स,े अहिदंी राज्य का राजनयिक लोक, अपने हाथ से सत्ता के

चले जाने या न आने के डर को अगर पालने लग जाय, तो राज्यों की राजनीति के भविष्य का क्या होगा ।

कोई भी भाषा सरकार या पार्टियो ं के कामऔर बल कोआकँने का मशीन नही ं । यह काम तो उस राज्यकी

जनता तय करेगी कि कौन सरकार में आए या किसका तख्ता पलट जाय । हिदंी नही ं । देश के सवा सौ
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करोड़ जनता के मध्य में आपसी संपर्क प्रदान कर देने की अदम्यअकूत शक्ति रखने वाली हिदंी भाषा, इन

अतीव टुच्चे और मौकापरस्तआरोपो ं से कभी डरती नही ं हैं । वह तो अजस्त्र प्रवाहिनी है ।

चुनाव के दौरान ऐसी भाषाई मदेु्द की ओछी राजनीति कतई शभु नही ं । हाँ कुछ राय मैं जरूर देना चाहँूगी-

1. अगर हिदंी कर्नाटक की जनता नही ंसमझ सकती तो, चनुावी प्रचार-प्रसार के दौरान हो या

अन्य कोई सरकारी योजनाओं के कार्यक्रम क्यूँ न हो, दभुाषियो ं को नियकु्त करें, ताकि वे

हिदंी के भाषणो ं को कन्नड़ भाषियो ं को आसानी से समझा सकें ?

2. दिक्कतअनभुव कर रही ं प्रवासी लोगो ं की सहायता के लिए अपने ही लोग सामने आए ।

3. ज्याद से ज्यादा ऐसे साकेंतिक बोर्डों का प्रयोग हो,ं जिसमें भाषाई संप्रषेण की दवुिधा ही न

रहें ।

4. भाषाई वर्चस्ववाद या गलुामी मानसिकता से बाहर आकर हर व्यक्ति अपनी भाषाई

अभिमान के साथ साथ अन्य भाषाओं के प्रति भी सौहार्दता की मानसिकता को पालें ।

ताकि प्रवासी वर्ग भी कभी यह न महससूें कि वे अपने राज्यऔर मिट्टी से दूर आए हैं और

राज्य के लोग भी उन्हें हिदंी का आदमी या बाहर का आदमी न समझे ऐसा सद्व्यवहार

प्रवासी वर्ग का भी रहे । भाषाई ताल-मले की छतनार की ठंडक में विविध जनसमदुायी

जीवन बसते हैं । भाषाई विवादो ं के आचँ में तो बस राजनीतिक रोटियाँ ही सेंकी जाती हैं ।
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